भारत सरकार 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 700

उत्‍तर देने की तारीख: 27.07.2015
एससी और एसटी छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ देना
700. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः 
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार स्वीकार करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकतर विद्यार्थी प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान ही पढ़ाई छोड़ देते है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 
गत एक वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद लगातार मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक तथा कॉलेज की शिक्षा पूरी करने वाले ऐसे विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है; और
(ग) 
सरकार द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और गत एक वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के अनुसार 2013-14 के दौरान आरंभिक स्‍तर पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों का पढ़ाई छोड़ने का वार्षिक औसत उस स्‍तर पर सभी छात्रों के 4.17 प्रतिशत की दर की तुलना में क्रमश: 5.7 और 8.3 प्रतिशत है।
(ख): 2013-14 के दौरान माध्‍यमिक, उच्‍चतर माध्‍यमिक तथा 2012-13 में कॉलेज स्‍तर पर एससी और एसटी छात्रों के नामांकन संबंधी राज्‍य-वार ब्‍यौरे संलग्‍नक पर दिए गए हैं।
(ग): प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने में राज्‍यों को सहायता देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), माध्‍यमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा उच्‍चतर शिक्षा के लिए राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नामक तीन केन्‍द्र प्रायोजित योजनाएं हैं।
आरएमएसए और एसएसए कार्यक्रम में स्‍कूलों में नामांकन तथा बच्‍चों को रोकने व स्‍कूल बीच में छोड़ने की दर कम करने के लिए अनेक प्रोत्‍साहन देते हैं। इनमें प्राथमिक, उच्‍च प्राथमिक तथा माध्‍यमिक स्‍कूलों तक पहुंच बढ़ाने, स्‍कूल भवन, अतिरिक्‍त कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधाएं आदि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार के साथ-साथ महिला-पुरूष स्‍वीकारात्‍मक पाठ्यपुस्‍तकों तथा शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों की महिला-पुरूष सुग्राहयता की कार्यनीतियों जैसी स्‍कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्‍त, देश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ें ब्‍लॉकों में उच्‍च प्राथमिक स्‍तर पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्‍पसंख्‍यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 3602 कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अथवा आवासीय स्‍कूल खोले गए हैं। बच्‍चों को स्‍कूल में रोके रखने में सहायता करने के लिए प्रारंभिक स्‍कूलों में माध्‍याह्न भोजन योजना कार्यक्रम भी लागू किया जाता है।
सरकारी स्‍कूलों में परिणामों की गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के लिए केन्‍द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के जरिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की आरंभिक कक्षा में पठन, लेखन व बोधगम्‍यता तथा ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ नामक उप-कार्यक्रम के जरिए आरंभिक गणित के कार्यक्रमों और उच्‍च प्राथमिक स्‍तर पर गणित व विज्ञान शिक्षण-शिक्षा में सहायता के माध्‍यम से सहायता की है। मंत्रालय ने कक्षा के भीतर व बाहर की गतिविधियों व प्रक्रियाओं के माध्‍यम से अवलोकन, प्रयोगात्‍मकता, इंटरफेस ड्राईंग, मॉडल निर्माण आदि के जरिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्‍चों को प्रेरित और कार्यशील करने के लिए एसएसए तथा आरएमएसए के उप-घटक के रूप में राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान कार्यक्रम भी आरंभ किया है।
विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) की पहचान आरंभिक स्‍तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सामान्‍य व गुणवत्‍तायुक्‍त  शिक्षा उपलब्‍ध कराने की दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम है। इन जिलों की पहचान स्‍कूल से बाहर के बच्‍चों की बहुलता, महिला-पुरूष में भारी अंतर, स्‍कूल में रोके रखने की कम दर तथा अवसंरचना अंतर के साथ-साथ एससी/एसटी व अल्‍पसंख्‍यक आबादी की बहुलता जैसे संकेतकों के आधार पर की जाती है। 2014-15 के दौरान एसएसए के अंतर्गत निधि का 42.8 प्रतिशत एसएफडी के लिए लक्षित था।
*****
संलग्‍नक
‘एससी और एसटी छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ देना’ के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री पी॰ एल॰ पुनिया द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 700 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित संलग्‍नक। 
माध्‍यमिक, उच्‍चतर माध्‍यमिक और कॉलेज स्‍तर पर नामांकन का राज्‍य-वार ब्‍यौरा
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र
	माध्‍यमिक* 

(2013-14)
	उच्‍चतर माध्‍यमिक* (2013-14)
	उच्‍चतर शिक्षा**

(2012-13)

	
	एससी
	एसटी
	एससी
	एसटी
	एससी
	एसटी

	अण्‍डमान और निकोवार द्वीप समूह
	0
	974
	0
	854
	35
	288

	आंध्र प्रदेश
	414831
	158329
	299260
	121512
	433963
	163385

	अरूणाचल प्रदेश
	156
	38164
	87
	25955
	318
	25248

	असम
	93939
	163852
	29874
	67832
	30056
	63282

	बिहार
	369216
	37143
	92734
	12394
	110769
	17517

	चंडीगढ़
	5383
	82
	4976
	171
	6644
	1294

	छत्‍तीसगढ़
	143716
	283496
	74074
	133041
	36393
	47058

	दादर और नागर हवेली
	270
	7797
	192
	2886
	54
	407

	दमन एवं द्वीप
	326
	649
	294
	494
	134
	296

	दिल्‍ली
	77545
	2404
	86884
	2483
	73328
	14478

	गोवा
	957
	5409
	623
	3121
	698
	1927

	गुजरात
	141623
	247424
	76788
	134769
	90923
	92666

	हरियाणा
	196130
	0
	109999
	0
	120766
	978

	हिमाचल प्रदेश
	77708
	17096
	48809
	12895
	26707
	8347

	जम्‍मू और कश्‍मीर
	31155
	37810
	15388
	17438
	12349
	11421

	झारखंड
	122722
	237735
	57923
	104959
	25282
	53529

	कर्नाटक
	290474
	119109
	52418
	25432
	223038
	81259

	केरल
	109999
	15690
	82423
	8924
	50576
	7256

	लक्ष्‍य द्वीप
	0
	2994
	0
	1985
	0
	208

	मध्‍य प्रदेश
	466238
	468460
	184926
	157502
	180799
	125353

	महाराष्‍ट्र
	498400
	299813
	308985
	155907
	387191
	137476

	मणिपुर
	3193
	30685
	2487
	18719
	5609
	30843

	मेघालय
	1334
	80742
	434
	24197
	727
	44389

	मिजोरम
	195
	39892
	1377
	19857
	176
	26980

	नागालैण्‍ड
	527
	51599
	410
	24229
	430
	23572

	ओणिशा
	232628
	247304
	1665
	2872
	70534
	62091

	पुद्दुचेरी
	9629
	0
	5604
	0
	7546
	853

	पंजाब
	305406
	260
	204061
	285
	94152
	2147

	राजस्‍थान
	437688
	322074
	220797
	166354
	181673
	135456

	सिक्किम
	1507
	8156
	909
	5352
	904
	4347

	तमिलनांडु
	548665
	23969
	378133
	13686
	502392
	29794

	त्रिपुरा
	31358
	50405
	11135
	12733
	10129
	10549

	उत्‍तर प्रदेश
	1459988
	46554
	1078964
	32981
	645690
	26004

	उत्‍तराखंड
	91478
	13368
	57603
	10474
	42838
	16822

	पश्चिम बंगाल
	704000
	141035
	388638
	73005
	264464
	46961


*स्रोत:यूडीआईएसई 2013-14

**स्रोत: उच्‍चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (अनंतिम 2012-13)
****
